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 संवैधाननक दृनि से अस्वीकायय  फैसला 
चचाय  में  क्यों ? 

 हाल ही में  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले ने पुललस उत्पीड़न से सुरक्षा के ललए ललव-इन ररलेशनलशप में  
रहने वाले एक अंतर-धार्ममक जोडे़ की प्राथय ना को अस्वीकार कर नदया है , जो चचाय  का नवषय बन गया है । नकरण 
रावत बनाम यूपी राज्य का फैसला व्यक्तिगत संबंधों में  संवैधाननक नैनतकता के नवचार को नकारता है , लजसकी 
भारत के सवोच्च न्यायालय ने बार-बार पुनि की है ।  

 संवैधाननक ननणय य की आड़ में , अदालत ने केवल नववाह और नैनतकता पर पारंपररक मान्यताओं को दोहराने की 
कोलशश की है।   
 

प्रमुख नबिं दु  
 हाईकोर्य  का फैसला संवैधाननक दृनि से अस्वीकायय  है  क्योंनक अदालत व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत 

स्वतंत्रता पर संवैधाननक क्तसद्ांतों के बजाय पारंपररक सामालजक नैनतकता की धारणाओं से प्रभानवत है । 
 इस प्रनिया में , अदालत ने सुप्रीम कोर्य  के कई फैसलों को उदृ्त करने के बाद भी, अस्स्थर कारण बताकर प्राथय ना 

को खाररज कर नदया। 
 उच्च न्यायालय ने नववाह पर व्यक्तिगत कानूनों पर भरोसा नकया, जो अप्रासंनगक थे। 

 

इलाहाबाद कोर्य  का फैसला  
 हाललया इलाहाबाद के फैसले के अनुसार डी. वेलुसामी (2010), इंद्र सरमा (2013) और धनु लाल (2015) जैसे 

ललव-इन ररश्तों पर सुप्रीम कोर्य  के फैसलों का उदे्दश्य "ऐसे ररश्तों को बढावा देना" नहीं था और यह कानून 
परंपरागत रूप से नववाह के पक्ष में  था।  

 इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अननवायय  रूप से शीषय  अदालत के फैसलों के पूवय वती मूल्य को खाररज कर नदया। 
उच्च न्यायालय ने आपराक्तधक प्रनिया संनहता (CrPC) की धारा 125 का भी अनावश्यक संदभय  नदया जो पत्त्नयों 
(और "अन्य मनहलाओं" के ललए नहीं) के ललए भरण-पोषण की बात करती है। 
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 हाई कोर्य  के अनुसार मुस्स्लम कानून के तहत नववाहेतर और नववाह पूवय  यौन संबंध को मान्यता नहीं दी गई है , 
यहााँ  तक नक "यौन, कामुक, स्नेहपूणय  कृत्य; जैसे- चंुबन, स्पशय , घूरना आनद के संदभय  में  फैसले में  कहा गया है  नक 
शादी से पहले यह नववाहेतर सम्बन्ध बनाना इस्लाम में  'हराम' है । 
 

रूनढवाद की ओर झुकाव 
 हालााँ नक उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था नक नववाह संवैधाननक संरक्षण और मौललक अक्तधकारों के 

प्रयोग के ललए एक शतय  है ।  
 वास्तव में , कोर्य  ने एक धार्ममक न्यायालय के रूप में  कायय  नकया, जैसे नक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता का 

नवचार ररर् के्षत्राक्तधकार से अलग हो।  
 यह फैसला सामालजक रूनढवानदता और धार्ममक पुनरुत्थानवाद के प्रनत स्पि झुकाव को दशाय ता है । संवैधाननक 

ननणय य की आड़ में  न्यायालय ने केवल नववाह और नैनतकता पर पारंपररक मान्यताओं को दोहराने की कोलशश 
की। 

 मौललक अक्तधकारों पर सवोच्च न्यायालय का फैसला केवल अंतर-पक्षीय नववादों का ननणय य नहीं हैं , जैसा नक 
उच्च न्यायालय ने गलत कल्पना की है । सवोच्च न्यायालय द्वारा ननधाय ररत कानून संनवधान के अनुच्छेद 141 के 
अनुसार देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है । संवैधाननक ननणय य की प्रनिया में , शीषय  अदालत नकसी भी 
सामालजक प्रथा या मानवीय आचरण को 'प्रोत्सानहत' या हतोत्सानहत नहीं कर रही है । 

 उदाहरण के ललए, जोसेफ शाइन बनाम यूननयन ऑफ इंनडया (2018) मामले में , न्यायालय ने भारतीय दंड संनहता 
(IPC) की धारा 497 के तहत पररभानषत व्यक्तभचार को अपराध की शे्रणी से हर्ा नदया। इसमें  राज्य की पुललस 
शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत नैनतक नवचलनों को दंनडत करने के ललए नहीं नकया जा सकता है । 

 नवतेज क्तसिं ह जौहर वाद (2018) में , समलैं नगक संबंधों से संबंक्तधत IPC की धारा 377 को रद्द करते हुए, सुप्रीम 
कोर्य  ने केवल नैनतक ननणय य के बजाय एक संवैधाननक ननणय य नदया है । इन ननणय यों का उदारवादी मूल्य व्यक्तिगत 
नवकल्पों के दायरे  में  राज्य की शक्ति को सीनमत करने की उनकी क्षमता में  नननहत है । 
 

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखना 
 सुप्रीम कोर्य  के फैसले, लजनका हवाला इलाहाबाद के फैसले में  नदया गया है , ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 

बरकरार रखा और उस संबंध में  कानून बनाया। 
 लता क्तसिं ह वाद (2006) में , न्यायालय ने देश भर के पुललस अक्तधकाररयों को यह सुननलित करने का ननदेश नदया 

नक अंतरजातीय या अंतरधार्ममक नववाह करने वाले नकसी भी वयस्क को नकसी के द्वारा परे शान न नकया जाए।  
 S खुशबू बनाम कक्तियाम्मल और अन्य (2010) में  , सुप्रीम कोर्य  के अनुसार कहा गया नक- यह सच है  नक हमारे  

समाज में  मुख्यधारा का दृनिकोण यह है  नक यौन संपकय  केवल वैवानहक दम्परत्तयों के बीच ही होना चानहए, 
लेनकन जब वयस्क स्वेच्छा से बाहर यौन संबंध बनाते हैं  तो यह कोई वैधाननक अपराध नहीं होता है । 



 

3 
 

 लेनकन इलाहाबाद हाई कोर्य  के अनुसार, इन फैसलों में  सुप्रीम कोर्य  की नर्प्पक्तणयााँ  संबंक्तधत मामलों के तथ्यों के 
संदभय  में  की गई थीं। प्रत्येक मामले के तथ्य एक-दूसरे  से क्तभि होंगे और तथ्यों पर नमसाल नहीं हो सकती। लेनकन 
इसका अथय  यह नहीं नक उच्च न्यायालय मौललक अक्तधकारों के प्र्ों पर सवोच्च न्यायालय द्वारा ननधाय ररत कानून 
के प्रस्ताव की अवहेलना कर सकता है । 
 

आगे की राह  
 इलाहाबाद मामले में  याक्तचकाकत्ताय ओं ने केवल पुललस द्वारा प्रतानड़त न नकए जाने के अपने अक्तधकार का दावा 

नकया और साथ रहने के अपने फैसले के नैनतक मूल्यांकन के ललए प्राथय ना नहीं की।  
 उच्च न्यायालय को यनद आवश्यक हो, तो अनतररि नववरण मांगना चानहए था और नववाह पर व्यक्तिगत कानूनों 

का अवांक्तछत और अप्रासंनगक सवेक्षण नकए नबना जोडे़ के मौललक अक्तधकार का समथय न करना चानहए था।  
 यह कहना नक व्यक्तिगत कानूनों का नैनतक पाठ संवैधाननक क्तसद्ांतों का स्थान ले लेगा, एक गंभीर न्यानयक 

दुघय र्ना है । यह ननणय य न्यानयक अनुशासनहीनता का एक बड़ा मामला है , उम्मीद है  नक सुप्रीम कोर्य  इसे यथाशीघ्र 
ठीक करे गा। 


